भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1038
दिनांक 29.07.2015/07 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना
†1038. श्री नारायण लाल पंचारिया:  
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्या जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने की सरकार की कोई योजना है;   
(2) यदि हां, तो यह योजना कब से शुरू होगी; और 
(3) क्या कश्मीरी पंडितों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी कोई योजना है; यदि हां, तो यह मुआवजा कब तक दिया जाएगा; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर 
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) और (ख):
 सरकार ने समय-समय पर अथार्त वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए पैकेजों की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री पैकेज 2004 के तहत, जम्मू में चार स्थानों (पुरखू, मुथी, नगरोटा और जगती) पर 5242 दो कक्ष वाले मकान बनाए गए हैं और प्रवासियों को आबंटित किए गये है। इसके अतिरिक्त, शेखपुरा, जिला बडगाम (कश्मीर घाटी) में 200 फ्लैट तैयार किए गए हैं और इन्हें प्रधानमंत्री पैकेज 2008 के रोजगार घटक के तहत राज्य सरकार सेवा में आने वाले प्रवासियों को भागीदारी के आधार आबंटित किया गया है। इन 200 फ्लैटों में से, 31 फ्लैट अपने मूल स्थानों से कश्मीर घाटी में अन्य स्थानों पर प्रवासित होने वाले स्थानीय प्रवासियों को भी आबंटित किए गए हैं।
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वर्ष 2008 में सरकार द्वारा कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए 1618.40 करोड़ रू. के बडे पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रवासियों के लिए कई बड़ी सुविधाओं का प्रावधान किया गया जैसे कि 3000 राज्य सरकार की नौकरियों का प्रावधान, घरों की खरीद/निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, ट्रांजिट आवासों का निर्माण, प्रवासियों के लिए नकद राहत जारी रखना, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, स्व-रोजगार के लिए सहायता, खेती-बाड़ी तथा बागवानी करने वालों को सहायता, वापस न किए गए कर्ज पर ब्याज की माफी आदि। यह पैकेज जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक 1963 प्रवासी युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं और कश्मीर घाटी में 469 ट्रांजिट आवास तैयार किए गए हैं और इस पैकेज के तहत नवनियुक्त प्रवासी कर्मचारियों को आबंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय भारत सरकार की आर्थिक सहायता से कश्मीरी प्रवासियों हेतु अतिरिक्त 3000 राज्य सरकार की नौकरियों का प्रावधान करने और उन कश्मीरी प्रवासियों, जिनको राज्य सरकार की नौकरियां प्रदान की गई हैं/प्रदान की जाएंगी , के लिए कश्मीर घाटी में ट्रांजिट आवासों का निर्माण करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है।
(ग):
कश्मीरी पंडितों को हुए नुकसानों के लिए मुआवजा प्रदान करने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोई परिवार जो कश्मीर घाटी में लौटेगा, वह कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास संबंधी उपयुक्त पैकेज के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहनों/लाभों के लिए पात्र होगा।
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